भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 1538
सोमवार, 24 दिसम्‍बर, 2018/3 पौष, 1940 (शक)
राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी
1538. कुमारी शैलजाः 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में मरे व्यक्तियों की राज्य-वार और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कौन-कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क): पिछले तीन कैलेंडर वर्षों अर्थात् वर्ष 2015 से 2017 के दौरान सभी राज्‍यों / संघ राज्‍य क्षेत्रों के पुलिस विभाग से प्राप्‍त सूचना के अनुसार, देश में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्‍यक्‍तियों की कुल संख्‍या नीचे दी गई है :- 
	
वर्ष
	मारे गए लोगों की कुल संख्या

	2015
	1,46,133

	2016
	1,50,785

	2017
	1,47,913


 
पिछले तीन कैलेंडर वर्षों अर्थात 2015 से 2017 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्‍यक्‍तियों की कुल संख्‍या राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र - वार अनुलग्‍नक-। में है।  
(ख) और (ग): एनएचएआई द्वारा नियुक्‍त स्‍वतंत्र अभियंता / प्राधिकार अभियंता और एनएचएआई के संबंधित परियोजना निदेशक उनके संबंधित क्षेत्राधिकार परियोजना राजमार्ग का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सड़क पर गड्ढे न हों, रियायतग्राहियों / ठेकेदारों /ओ एंड एम एजेंसियों के माध्‍यम से उपयुक्‍त अल्‍पावधिक और दीर्घावधिक उपाय करते हैं। राष्‍ट्रीय राजमार्ग खंडों को गड्ढों से मुक्‍त करने के लिए रियायतग्राहियो / ठेकेदारों / ओ एंड एम एजेंसियों के माध्‍यम से नियमित अनुरक्षण गतिविधियां निष्‍पादित की जाती हैं।
 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- 
1) सरकार ने राष्‍ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति अनुमोदित की है। इस नीति में विभिन्‍न उपाय बताए गए हैं जैसे जागरूकता संवर्धित करना, सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस स्‍थापित करना, कुशल परिवहन के उपयोग, सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन सहित सुरक्षित सड़क अवसंरचना को प्रोत्‍साहित करना, आदि का सारांश बताया गया है।
2) सरकार ने सड़क सुरक्षा के मामलों में नीतिगत निर्णय लेने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्‍ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् गठित की है।
3) मंत्रालय ने सभी राज्‍यों/ संघ राज्‍य क्षेत्रों से राज्‍य सड़क सुरक्षा परिषद और जिला सड़क सुरक्षा समितियां गठित करने तथा उनकी नियमित बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया है। 
4) मंत्रालय ने परिवहन की बेहतर प्रणालियों की जांच करने और सड़क सुरक्षा को सुधारने के लिए विषयों का सुझाव देने के लिए राज्यों के परिवहन मंत्रियों के मंत्री समूह का गठन किया है। 
5) मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के संपूर्ण विस्तार को सम्मिलित करते हुए मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2017 पेश किया था।
6) मंत्रालय ने 4 ‘ई’ अर्थात् शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों के लिए), प्रवर्तन और आपात परिचर्या पर आधारित सड़क सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है। 
7) सड़क सुरक्षा को योजना स्‍तर पर सड़क डिजाइन के एक अभिन्‍न भाग के रूप में बनाया गया है।
8) राष्‍ट्रीय राजमार्गों के चुनिन्‍दा खंडों की सड़क सुरक्षा संपरीक्षा आरंभ की गई है । 
9) राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर ब्‍लैक स्‍पॉटों (दुर्घटना संभावित स्‍थलों) के अभिनिर्धारण और दोष निवारण को उच्‍च प्राथमिकता दी गई है।
10) राष्‍ट्रीय राजमार्ग की चार लेनिंग के लिए शुरुआत को 15,000 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से घटाकर 10,000 पीसीयू कर दिया गया है। राज्‍यीय राजमार्गों के लगभग 52,000 किमी खंडों को राष्‍ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए अभिज्ञात किया गया है। 

11) राज्‍यों में आदर्श ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्‍थान स्‍थापित करना और असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहनों के चालकों के लिए पुनश्‍चर्या प्रशिक्षण। 

12) इलेक्‍ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्‍यम से सड़क सुरक्षा पर समर्थन/प्रचार अभियान।  

13) वाहनों के सुरक्षा मानकों को सख्‍त बनाना जैसे सीट बेल्‍ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्‍टम आदि। 

अनुलग्‍नक-I
‘राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी’ के संबंध में कुमारी शैलजा द्वारा 24.12.2018 को पूछे गए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं. 1538 भाग (क) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुलग्‍नक
भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्‍यक्‍तियों की कुल संख्‍या: 2015 से 2017
	क्र. सं.
	राज्‍य/संघ-राज्‍य क्षेत्र
	2015
	2016
	2017

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	आंध्र प्रदेश
	8297
	8541
	8060

	2
	अरुणाचल प्रदेश
	127
	149
	110

	3
	असम
	2397
	2572
	2783

	4
	बिहार
	5421
	4901
	5554

	5
	छत्‍तीसगढ़
	4082
	3908
	4136

	6
	गोवा
	311
	336
	328

	7
	गुजरात
	8119
	8136
	7289

	8
	हरियाणा
	4879
	5024
	5120

	9
	हिमाचल प्रदेश
	1096
	1271
	1203

	10
	जम्‍मू और कश्‍मीर
	917
	958
	926

	11
	झारखंड
	2893
	3027
	3256

	12
	कर्नाटक
	10856
	11133
	10609

	13
	केरल
	4196
	4287
	4131

	14
	मध्‍य प्रदेश
	9314
	9646
	10177

	15
	महाराष्‍ट्र
	13212
	12935
	12264

	16
	मणिपुर
	139
	81
	136

	17
	मेघालय
	183
	150
	182

	18
	मिजोरम
	72
	70
	60

	19
	नागालैंड
	30
	46
	41

	20
	ओडिशा
	4303
	4463
	4790

	21
	पंजाब
	4893
	5077
	4463

	22
	राजस्‍थान
	10510
	10465
	10444

	23
	सिक्‍किम
	70
	85
	78

	24
	तमिलनाडु
	15642
	17218
	16157

	25
	तेलंगाना
	7110
	7219
	6596

	26
	त्रिपुरा
	158
	173
	161

	27
	उत्‍तराखंड
	913
	962
	942

	28
	उत्‍तर प्रदेश
	17666
	19320
	20124

	29
	पश्‍चिम बंगाल
	6234
	6544
	5769

	30
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
	23
	17
	21

	31
	चंडीगढ़
	129
	151
	107

	32
	दादरा और नगर हवेली 
	42
	46
	43

	33
	दमन और दीव
	42
	38
	36

	34
	दिल्‍ली
	1622
	1591
	1584

	35
	लक्षद्वीप
	0
	1
	0

	36
	पुदुच्‍चेरी
	235
	244
	233

	कुल
	146133
	150785
	147913


*****
